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1. रिट याचिकाकर्ता के  विद्वान अधिवक्ता श्री फिरोज हैदर और राज्य के  ओर से विद्वान 

स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना।

2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 01.01.1987 को दैनिक मजदूरी के  आधार 

पर लोहारके  पद पर नियुक्त किया गया था। उनकी सेवाओं को 15.06.2007 को नियमित किया 

गया था और वह 31.12.2024 को सेवानिवृत्त हो गए थे, हालांकि, रिट याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति 

पेंशन लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि रिट याचिकाकर्ता को 01.01.1987 से उसकी 

सेवानिवृत्ति तक पेंशन और अन्य लाभों के  भुगतान के  लिए जारी रहने के  रूप में माना जा रहा है।
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3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता का निर्णय 

अधिशासी अभियंता, इलेक्ट्रिकल/मैके निकल संभाग, प्रयागराज, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज, 

जिला प्रयागराज द्वारा किया जाएगा।

4. बार में इस तरह की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट 

याचिकाकर्ता को  22.01.2026 तक दूसरे  प्रतिवादी,  अधिशासी अभियंता,  इलेक्ट्रिकल/मैके निकल 

संभाग, प्रयागराज, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज, जिला प्रयागराज के  समक्ष रिट याचिका की स्व-

प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के  साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का 

निर्देश दिया गया है। इसके  बाद, दूसरा प्रतिवादी दो माह के  भीतर रिट याचिकाकर्ता के  दावे पर 

निर्णय करेगा।

आदेश दिनांक: जनवरी 12, 2026

राजेश 
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